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वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पुनर्परिभाषित करता 

भारत का ‘तृतीय मार्ग’
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वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पुनर्परिभाषित करता भारत का 
‘तृतीय मार्ग’

सदंर्भ

•	 जैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित हो रहा ह,ै वैश्विक नेता, नीति-निर्माता और प्रौद्योगिकी विशषेज्ञ 
कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) के शासन को लेकर जागरूक हैं—नवाचार को बढ़ावा दनेे और इसके ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों 
को प्रबंधित करने के लिए।

•	 भारत स्वयं को ‘ततृीय मार्ग’ प्रस्तुत करने वाले दशे के रूप में स्थापित कर रहा ह,ै जो प्रमखु एआई शक्तियों से भिन्न एक 
वैकल्पिक शासन मॉडल ह।ै

एआई शासन के बारे में

•	 एआई शासन का उद्देश्य नवाचार और संरक्षण के बीच संतलुन बनाना ह,ै ताकि एआई प्रणालियाँ समाज को बेहतर बनाए,ँ 
लेकिन अधिकारों, सरुक्षा या आर थ्िक स्थिरता को कमजोर न करें।

•	 यह उन नियमों, नीतियों, मानकों और संस्थानों को संदर्भित करता ह ैजो यह सनुिश्चित करते हैं कि एआई का विकास, 
उपयोग एवं निगरानी समाज के हित में हो तथा जोखिम न्यूनतम रहें।

वैश्विक शासन विभाजन

•	 विभिन्न क्षेत्रों ने एआई शासन के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ अपनाई हैं:

	� यूरोपीय सघं: एआई अधिनियम के अतंर्गत अनपुालन-प्रधान, जोखिम-वर्गीकरण प्रणाली, जिसमें सख्त नियामक 
निगरानी पर बल ह।ै

	� सयुंक्त राज्य अमेरिका: मखु्यतः बाज़ार-प्रेरित, नवाचार-प्रथम दृष्टिकोण, जिसमें कें द्रीकृत काननू की बजाय क्षेत्रीय 
मार्गदर्शन ह।ै

	� चीन: कें द्रीकृत, राज्य-निर्देशित शासन संरचना, जिसमें डेटा और एल्गोरिद्म पर बेहतर नियंत्रण ह।ै

•	 ये मॉडल अपनी-अपनी आर थ्िक संरचना और राजनीतिक परंपराओ ंको दर्शाते हैं। लेकिन ये ढाँच े ग्लोबल साउथ की 
वास्तविकताओ ंमें आसानी से लागू नहीं होते, जहाँ डिजिटल अवसंरचना, संस्थागत क्षमता एवं विकास प्राथमिकताए ँ
भिन्न हैं।

भारत का विशिष्ट शासन दृष्टिकोण

•	 शासन ढाँचा: भारत ने एआई शासन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें एआई को अपनाना और फैलाना, जोखिम-नियंत्रण, 
क्षमता-विकास, अतंर्राष्ट्रीय कूट नीति एवं सार्वजनिक-निजी सहयोग शामिल हैं।

	� यह सचूना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबंधित डिजिटल नियमों जैसे वर्तमान काननूी ढाँचों के अदंर कार्य 
करता ह,ै नए नियामक ढाँच ेबनाने की बजाय।

	� प्राथमिक क्षेत्र हैं—स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन। यह आधारभतू डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 
रणनीति से जडु़ा ह,ै जैसे आधार, यूपीआई एवं डिजिलॉकर।

•	 प्रथम प्रकटीकरण नियम: हाल ही में सरकार ने सचूना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार 
संहिता) नियमों में संशोधन किया ह,ै जिसके अतंर्गत एआई-जनित सामग्री को लेबल करना अनिवार्य ह ैऔर हानिकारक 
सामग्री को तीन घटें के अदंर हटाना होगा।
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	� यह वैश्विक स्तर पर एआई-जनित सामग्री प्रकटीकरण का प्रथम राष्ट्रीय आदशेों में से एक ह।ै
	� हालांकि, प्रवर्तन में चनुौतियाँ हैं—वैश्विक तकनीकी कंपनियों पर निगरानी, बड़े पैमाने पर अनपुालन सनुिश्चित करना, 

लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओ ंके साथ संतलुन बनाना और विभिन्न न्यायक्षेत्रों में समन्वय करना।
•	 अतंर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना कार्यान्वयन खडंित हो सकता ह।ै

भारत के एआई शासन में प्रमुख मुद्दे

•	 सरंक्षण के बिना नवाचार: ऐसा ढाँचा जो एआई अपनाने को तीव्र करता ह ैलेकिन स्वचालन से विस्थापित श्रमिकों की 
सरुक्षा, एआई डेवलपर्स से पारदर्शिता की माँग, व्हिसलब्लोअर्स की रक्षा, कमजोर समदुायों की सरुक्षा और डिजिटल 
साक्षरता को बढ़ावा नहीं दतेा, वही असंतलुन दोहरा सकता ह ैजो एआई महाशक्तियों में पहले से दिख रहा ह।ै

•	 नियामक खामियाँ और विखंडन: भारत ने कोई स्वतंत्र एआई काननू लागू नहीं किया ह।ै यह सचूना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और मध्यस्थ नियमों में संशोधनों पर निर्भर ह।ै

	� इससे दायित्व, प्रवर्तन जिम्मेदारियों का ओवरलैप और कंपनियों के लिए अनपुालन अपेक्षाओ ंमें अस्पष्टता उत्पन्न 
होती ह।ै

•	 डेटा शासन और गोपनीयता चिताए:ँ एआई प्रणालियाँ डेटा पर अत्यधिक निर्भर हैं। यद्यपि भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत 
डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पारित किया ह,ै फिर भी व्यापक सरकारी छूट , कमजोर स्वतंत्र निगरानी तंत्र और 
एल्गोरिद्मिक प्रोफाइलिग पर अस्पष्टता जैसी चितंाए ँबनी हुई हैं।

	� सदुृढ़ गोपनीयता प्रवर्तन के बिना, एआई विकास निगरानी या दरुुपयोग के जोखिम बढ़ा सकता ह।ै
•	 श्रमिक विस्थापन और सामाजिक सरंक्षण: एआई अपनाने से आईटी सेवाए,ँ ग्राहक सहायता, प्रशासनिक भमूिकाए ँ

और गिग अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हैं। भारत के पास एआई-लिक्ड कार्यबल संक्रमण नीति का अभाव ह।ै

	� प्रमखु खामियाँ हैं—राष्ट्रीय स्तर पर पनुःकौशल ढाँच,े विस्थापित श्रमिकों के लिए सामाजिक सरुक्षा जाल, और क्षेत्र-
विशिष्ट स्वचालन प्रभाव आकलन।

•	 अवसरंचना और कंप्यूट निर्भरता: उन्नत एआई विकास के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिग (HPC), सेमीकंडक्टर पहुचँ 
और बड़े डेटा कें द्रों की आवश्यकता होती ह।ै

	� भारत अभी भी विदशेी क्लाउड प्रदाताओ,ं आयातित चिप्स और बाहरी आधारभतू मॉडलों पर निर्भर ह,ै जिससे 
रणनीतिक स्वायत्तता एवं वैश्विक एआई शासन में सौदबेाजी शक्ति सीमित होती ह।ै

•	 पक्षपात और सामाजिक-सांस क्ृ तिक जटिलता: भारत की विविधता विशिष्ट एआई जोखिम उत्पन्न करती ह—ैभाषाई 
विविधता (22+ आधिकारिक भाषाए)ँ, जाति और सामाजिक पक्षपात, तथा क्षेत्रीय असमानताए।ँ

	� वैश्विक डेटासेट पर प्रशिक्षित एआई प्रणालियाँ भारतीय वास्तविकताओ ंको प्रतिबिबित नहीं कर सकतीं, जिससे 
भदेभावपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

•	 ग्लोबल नॉर्थ की प्रधानता: एआई निवेश अभी भी ग्लोबल नॉर्थ की कुछ निजी कंपनियों में कें द्रित ह।ै

	� इससे स्वामित्व प्रणालियों पर निर्भरता, विकासशील दशेों के लिए सीमित सौदबेाजी शक्ति, बाहरी डेवलपर्स द्वारा 
स्थानीय जोखिमों की अपर्याप्त समझ और स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बाधाए ँउत्पन्न होती हैं।

•	 सीमित वैश्विक समन्वय तंत्र: भारत ग्लोबल साउथ समन्वय का समर्थन करता ह,ै लेकिन अभी तक मध्य शक्तियों के 
बीच कोई औपचारिक बहुपक्षीय एआई सरुक्षा गठबंधन विद्यमान नहीं ह।ै

	� एआई मानक अभी भी मखु्यतः अमरेिका-यरूोप द्वारा आकार दिए जा रह ेहैं।

	� सीमा-पार प्रवर्तन कमजोर बना हुआ ह।ै
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आगे की राह

•	 भारत का ‘तृतीय मार्ग’: यह रणनीतिक स्वायत्तता, स्थानीयकृत शासन मॉडल, सार्वजनिक-निजी साझदेारी, साझा सरुक्षा 
मूल्यांकन ढाँच ेऔर उभरती अर्थव्यवस्थाओ ंके बीच सहयोगी अनसुंधान नेटवर्क  पर बल दतेा ह।ै

	� समावेशी एआई शासन में केवल नवाचार विस्तार ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरक्षण, श्रम संक्रमण रणनीतियाँ और 
जवाबदहेी तंत्र भी शामिल होने चाहिए।

	� इन सरुक्षा उपायों के बिना, ‘ततृीय मार्ग’ स्थिरता के बजाय अस्थिरता की ओर तेज़ रास्ता बन सकता ह।ै

•	 ग्लोबल साउथ में एआई शासन: आगामी वर्ष यह तय करेगा कि भारत नवाचार, राष्ट्रीय सरुक्षा, आर थ्िक विकास और 
मानव कल्याण को सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाता ह ैया नहीं।

	� यदि सफल हुआ, तो ‘ततृीय मार्ग’ ग्लोबल साउथ में एआई शासन के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता ह।ै

•	 रणनीतिक अवसर: एआई इम्पैक्ट समिट भारत को यह अवसर प्रदान करता ह ैकि वह मध्य शक्तियों के बीच वैश्विक 
समन्वय को आकार द,े एआई लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण करे, साझा अनसुंधान और सरुक्षा अवसंरचना का 
निर्माण करे तथा स्वयं को चसु्त, सामूहिक शासन के कें द्र के रूप में स्थापित करे।

	� उन दशेों के लिए जो अपनी संस्थागत क्षमताओ ंऔर रणनीतिक हितों के अनरुूप विकास मार्ग की खोज कर रह ेहैं, 
भारत का मॉडल वास्तविक आकर्षण रखता ह।ै

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: � वैश्विक एआई शासन को पनुर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, विशषे रूप से ग्लोबल साउथ के संदर्भ 
में। इस मॉडल को व्यवहार्य बनाने के लिए भारत को जिन प्रमखु चनुौतियों का समाधान करना होगा, उन्हें रेखांकित 
कीजिए।
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